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29 जुलाई, 2015/7 श्रावण, 1937 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर
पर्यटन उद्योग द्वारा रोजगार सृजन             
*99. 
 श्री आयनुर मंजूनाथा:

क्‍या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
पिछले तीन वर्षों में से प्रत्‍येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित रोजगार का, राज्‍य/संघ राज्‍य-क्षेत्र-वार, ब्‍यौरा क्‍या है;  
(ख)
क्‍या पर्यटन उद्योग ने अपने संपोषण के लिए कर में छूट और अवसंरचनात्‍मक विकास सहित विभिन्‍न रियायतों की मांग की है; 
(ग)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और 
(घ)
सरकार द्वारा देश में पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा दिये जाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है?
     उत्‍तर
           पर्यटन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)                      (डॉ. महेश शर्मा)
(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
********
पर्यटन उद्योग द्वारा रोजगार सृजन के संबंध में दिनांक 29.07.2015 के राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं. *99 के उत्‍तर में विवरण
(क) : पर्यटन मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय प्रयुक्‍त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के माध्‍यम से घरेलू पर्यटन सर्वेक्षण (डीटीएस) और अंतर्राष्‍ट्रीय यात्री सर्वेक्षण (आईपीएस) के क्रमश: 2008-09 और 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर संदर्भ अवधि 2009-10 हेतु 22 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके में क्षेत्रीय पर्यटन सेटेलाइट एकाउंट (टीएसए) तैयार किया है । क्षेत्रीय टीएसए को तैयार करने में राष्‍ट्रीय लेखा सांख्‍यिकी, राज्‍य लेखा सांख्‍यिकी, आपूर्ति उपयोग तालिका, विदेशी और घरेलू पर्यटकों द्वारा व्‍यय के लिए दो बड़े पैमाने के सर्वेक्षण अर्थात ‘आईपीएस’ और ‘डीटीएस’ जैसे विभिन्‍न स्रोतो से जानकारी प्राप्‍त करना अपेक्षित होता है । इन बड़े पैमाने के बेस-लाइन सर्वेक्षणों अर्थात डीटीएस और आईपीएस के आंकड़े वर्ष 2014-15 के लिए उपलब्‍ध नहीं हैं । इस क्षेत्रीय टीएसए के अनुसार, संदर्भ अवधि 2009-10 हेतु इन राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित रोजगार निम्‍नलिखित हैं : 
	क्र.सं.
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र
	पर्यटन से प्रत्‍यक्ष रोजगार (लाख की संख्‍या में)
	पर्यटन से अप्रत्‍यक्ष रोजगार (लाख की संख्‍या में)
	पर्यटन से प्रत्‍यक्ष रोजगार (लाख की संख्‍या में)

	1
	आंध्र प्रदेश
	21.65
	83.07
	104.72

	2
	अरूणाचल प्रदेश (अ)
	0.14
	0.37
	0.51

	3
	असम (अ)
	3.47
	12.55
	16.02

	4
	बिहार
	9.94
	29.94
	39.88

	5
	गोवा (अ)
	0.74
	1.53
	2.27

	6
	गुजरात
	12.60
	37.33
	49.93

	7
	हिमाचल प्रदेश (अ)
	1.13
	6.00
	7.13

	8
	जम्‍मू और कश्‍मीर
	2.12
	5.64
	7.76

	9
	झारखंड (अ)
	3.53
	11.57
	15.10

	10
	कर्नाटक (अ)
	15.55
	47.44
	62.99

	11
	केरल
	14.07
	33.50
	47.57

	12
	मध्‍य प्रदेश
	6.38
	23.95
	30.33

	13
	महाराष्‍ट्र (अ)
	31.43
	88.69
	120.12

	14
	ओडिशा (अ)
	6.12
	24.93
	31.05

	15
	पांडिचेरी (अ)
	0.46
	0.74
	1.20

	16
	पंजाब
	5.84
	14.09
	19.93

	17
	राजस्‍थान
	8.90
	33.18
	42.08

	18
	सिक्‍किम
	0.20
	0.33
	0.53

	19
	तमिलनाडु
	20.42
	52.93
	73.35

	20
	त्रिपुरा
	0.86
	2.00
	2.86

	21
	उत्‍तर प्रदेश (अ)
	26.14
	74.70
	100.84

	22
	पश्‍चिम बंगाल
	28.16
	66.31
	94.47



अ: अनंतिम
(ख) और (ग) : जी, हां । पर्यटन उद्योग ने भारत सरकार से निम्‍नलिखित राजकोषीय लाभों जिनमें कर में छूट और रियायत शामिल है, का अनुरोध किया है :
i. न्‍यूनतम प्रारंभिक निवेश सीमा को कम करके 5 करोड़ रूपए तक करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 एसी के लाभों के लिए होटलों/रिजॉर्टों/पर्यटक लॉजों/बैकंवैट हॉल/समागम और प्रदर्शनी केंद्रों इत्‍यादि जैसी पर्यटन अवसंरचना को शामिल करना ।
ii. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के अधीन लाभों का उन व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों तक विस्‍तार करना जो होटलों/अतिथि गृहों/धर्मशालाओं/पर्यटक हॉस्टलों/मोटलों/निरोगता केंद्रों/चिकित्‍सा सुविधाओं की छोटी श्रेणियों की स्‍थापना और हाउस बोटों/रोमांचक एवं लेश्‍जर पर्यटन सुविधाओं की संस्‍थापना करने जैसी अन्‍य संबंधित अवसंरचना में पूंजीगत निवेश कर रहे हैं । 
iii. इनबाउंड पर्यटन गंतव्‍य के रूप में देश के विपणन तथा संवर्धनकारी कार्यकलापों के लिए किए गए व्‍यय हेतु भारत में अनुसंधान और विकास क्षेत्रों के समान 200 प्रतिशत की वैटिड कटौती ।
iv. भारत में विशेष पर्यटन जोन की स्‍थापना ।
v. पर्यटन क्षेत्र में लिए गए ऋण के लिए विदेशी बैंकों अथवा वित्‍तीय संस्‍थानों को भुगतान किए गए कर और ब्‍याज की विदहोल्‍डिंग सीमा को कम करना ।
vi. होटल, समागम केंद्रों और अन्‍य पर्यटन विशिष्‍ट अवसंरचना के व्‍यवसाय के लिए कर योग्‍य आय से लाभ और अभिलाभ में कटौती । 
vii. आयकर अभिकलन (कम्‍प्‍यूटेशन) के लिए लाभ पर विदेशी मुद्रा आय लिंक्‍ड कटौती ।
viii. विरासत होटलों और हेरिटेज ट्रेनों से सेवा कर में छूट ।
ix. रूम टैरिफ पर सेवा कर में छूट बढ़ायी जाएगी ।
x. विशेष पर्यटन जोन में स्‍थापित होने वाली यूनिट को सेवा कर से छूट ।
xi. सभी आनुषंगिक गतिविधियों या सेवाओं जैसे होटल स्‍टे, रेंट ए केब, टूर आपरेटर आदि पर सेवा कर में छूट, यदि प्रमुख समारोह को सरकार द्वारा सेवा कर के दायरे से छूट दी गई हो । 
xii. व्‍यवसाय की समान लाइन पर एबेटिड मूल्‍य पर यात्रा मध्‍यवर्ती संस्‍थाओं (टूर आपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, रेंट ए केब आपरेटर्स) के संपूर्ण पर्यटन घटकों के लिए सेनवैट क्रेडिट का विस्तार करना ।
पर्यटन सेक्‍टर पर उच्‍च कराधान की घटना और भारतीय पर्यटन उद्योग के उत्‍पादों को असंगत बनाने में इसके प्रभाव का पता लगाने हेतु निर्यात सेक्‍टर की तुलना में पर्यटन सेक्‍टर पर लगाए गए कर पर एक अध्‍ययन संचालित किया गया है और अध्‍ययन के निष्‍कर्षों को स्‍टेकहोल्‍डरों के साथ साझा किया गया है ।
(घ) : सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम निम्‍नलिखित हैं :- 
i. नई स्‍कीमें 
बजट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसरण में, केन्‍द्रीय सेक्‍टर के तहत वर्ष 2014-15 में निम्‍नलिखित दो नई स्‍कीमें शुरू की गईं :-  
(i) स्‍वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक परिपथों के रूप में एकीकृत अवसंरचना  विकास । 
इस स्‍कीम के तहत विकास हेतु बारह परिपथों की पहचान की गई है । पहचाने गए परिपथ पूर्वोत्‍तर भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालयन परिपथ, तटवर्ती परिपथ, कृष्‍णा परिपथ, मरूस्‍थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, इको परिपथ, वन्‍यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्‍यात्‍मिक परिपथ और रामायण परिपथ हैं । 
(ii) तीर्थ स्‍थल पुनरूद्धार एवं आध्‍यात्‍मिक संवर्धन अभियान पर राष्‍ट्रीय मिशन (प्रसाद)
पहले चरण में अवसंरचना विकास हेतु 12 शहरों की पहचान की गई है । पहचाने गए शहर अमृतसर, केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, द्वारका, अमरावती, कांचीपुरम, वेल्‍लानकन्‍नी और गुवाहाटी हैं ।
ii. केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता 
देश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय विभिन्‍न योजनाएं संचालित करता है जिनके माध्‍यम से राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों (यूटी) तथा अन्‍य केन्‍द्रीय एजेंसियों को केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
iii. प्रचार एवं संवर्धन: 

पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय बाजारों में भारत का एक समग्र गंतव्‍य के रूप में संवर्धन करता है, जिसमें देश के प्रत्‍येक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के विभिन्‍न पर्यटन गंतव्‍य और उत्‍पाद शामिल हैं । 

पर्यटन मंत्रालय अपनी संवर्धनात्‍मक गतिविधियों के एक भाग के रूप में पूरे विश्‍व के प्रमुख स्रोत बाजारों के साथ-साथ संभावित बाजारों में इंक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के अंतर्गत केंद्रीयकृत अंतर्राष्‍ट्रीय मीडिया अभियान (प्रिंट, इलैक्‍ट्रॉनिक और ऑनलाइन) चलाता  है ।

मंत्रालय ने वॉकिंग टूर उत्‍पाद जो एक ऑन-लाइन, इंटरएक्‍टिव वेब उत्‍पाद है, के सृजन, विकास और रख-रखाव का कार्य हाथ में लिया है जो राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय पर्यटकों को भारत के सभी प्रमुख शहरों में वॉकिंग टूर की योजना बनाने और इसे करने में सहायता करेगा । 

पर्यटन मंत्रालय ने मैसर्स वर्थ योर हॉलिडेज के साथ एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किया है जिसके एक भाग के रूप में यात्रा कार्यक्रम बनाने में पर्यटकों की सुगमता के लिए एक ओटोमेटेड हॉलीडे प्‍लानर (Tripigator.com) को पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है ।

पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता स्‍कीम के अंतर्गत अंतर्राष्‍ट्रीय और घरेलू बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए स्‍टेकहोल्‍डरों को वित्‍तीय सहायता भी प्रदान करता है ।
iv. ई-पर्यटक वीज़ा: 
इस समय, भारत में 9 हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले 74 देशों के नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीज़ा सुविधा उपलब्‍ध है ।

ई-पर्यटक वीजा से संभावित आगन्‍तुक अपने मूल देश से बिना भारतीय मिशन गए ऑनलाइन द्वारा भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे और ऑन-लाइन वीजा फीस का भी भुगतान कर सकेंगे । एक बार अनुमोदित होने पर आवेदक ई-मेल प्राप्‍त करेगा जिसमें उसे भारत की यात्रा करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा और वह इस प्राधिकार-पत्र के प्रिंट आउट के साथ यात्रा कर सकेगा । आगमन पर, पर्यटक को आप्रवासन प्राधिकारियों को प्राधिकार पत्र प्रस्‍तुत करना होगा, जोकि देश में प्रवेश की स्‍टैम्‍प लगाएंगे । 
v. स्‍वच्‍छता एवं साफ-सफाई: 

पर्यटक गंतव्‍यों पर स्‍वच्‍छता एवं साफ-सफाई की समस्‍या से निपटने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक गंतव्‍यों पर स्‍वच्‍छता एवं साफ-सफाई के तरीकों के स्‍वीकार्यता स्‍तर को सुनिश्‍चित करने के दृष्‍टिकोण के साथ स्‍वच्‍छ भारत अभियान को लांच करने की पहल की है । इस अभियान को निजी एवं सार्वजनिक सेक्‍टर के स्‍टेकहोल्‍डरों द्वारा उनकी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्‍मेवारी (सीएमआर) के एक भाग के रूप में शामिल करने और उनके द्वारा अपनाए जाने के माध्‍यम से जारी रखा जाना है ।
vi. प्रशिक्षित भाषायी गाईड: 
भाषाविद गाइडों सहित क्षेत्रीय स्‍तर के पर्यटक गाइडों का चयन एवं प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रालय भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्‍थान (आईआईटीटीएम) के माध्‍यम से आवधिक रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है । 
vii. महिला पर्यटकों की सुरक्षा: 

पर्यटन मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को प्रमुख पर्यटक स्‍थलों पर पर्यटक पुलिस तैनात करने की सलाह दी थी । इसके परिणामस्‍वरूप, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब, मध्‍य प्रदेश और ओडिशा की राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात कर दी है ।
***********
